भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1000
दिनांक 29.07.2015/7 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
पुलिस के उच्चाधिकारियों की पर्याप्‍त संख्या
1000.  डॉ० वी० मैत्रेयन :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश के विशाल पुलिस बल का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार के पास राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पुलिस के उच्चाधिकारी (भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग या समकक्ष) पर्याप्त संख्या में हैं;  
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने रिक्त पद भरे जाते हैं; 
(ग) पर्याप्त राज्य आसूचना और सुरक्षा अभिकरणों के साथ पुलिस बल को समय से कार्रवाई करने के लिए सुदृढ़ करने हेतु संघ सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) 12वीं योजना के दौरान देश में पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?
उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) : दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 3848 आईपीएस अधिकारी उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या संपूर्ण देश में पुलिस बलों के प्रबंधन हेतु सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
(ख) : दिनांक 01.01.2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में रिक्तियों की राज्य-वार स्थिति और तैनात आईपीएस अधिकारियों की संख्या अनुलग्नक-“क” में संलग्न है।
(ग) : संघ सरकार ने अतिरिक्त पदों का सृजन करके आईबी के आसूचना संबंधी कार्यों को मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2008 में, सरकार ने जमीनी स्तर की आसूचना, उग्रवाद-रोधी अभियान, साइबर सेल, आर्थिक-आसूचना, सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र/संयुक्त आसूचना समिति आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन आईबी में 2102 पदों की मंजूरी दी थी।  उसी के साथ-साथ, सरकार ने आसूचना संबंधी संयुक्त टास्‍क फोर्स (जेटीएफआई), बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) और अंतर-राज्यीय आसूचना सहायता दल (आईएसआईएसटी) की मजबूती को बढ़ाने के लिए 217 पदों की मंजूरी दी थी। वर्ष 2009 में, सरकार ने आईबी में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए 77 पदों की मंजूरी दी थी। विगत छह वर्षों में, इनके अतिरिक्त, आप्रवासन ब्यूरो के लिए चार हजार से अधिक पदों की मंजूरी दी गई है। दिनांक 22.07.2015 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों एवं वास्तविक रिक्तियों की स्थिति अनुलग्नक-“ख” में संलग्न है।
(घ) : 12वीं योजनावधि (वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक) के दौरान एमपीएफ योजना के लिए गैर-योजना शीर्ष के अधीन 8628.43 करोड़ रू. और योजनागत शीर्ष के अधीन 3750.87 करोड़ रू. की निधियों की आवश्यकता है, जो सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित है।
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अनुलग्नक-“क” के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 1000
दिनांक01.01.2015 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों की राज्य-वार पद संख्या
	क्रम सं.
	राज्य
	स्वीकृत पद संख्या
	तैनात संख्या
	रिक्त पद

	01.
	आन्ध्र प्रदेश
	144
	118
	26

	02.
	एजीएमयूटी
	295
	242
	53

	03.
	असम-मेघालय
	188
	155
	33

	04.
	बिहार
	231
	190
	41

	05.
	छत्तीसगढ़
	103
	88
	15

	06.
	गुजरात
	195
	158
	37

	07.
	हरियाणा
	137
	106
	31

	08.
	हिमाचल प्रदेश
	89
	69
	20

	09.
	जम्मू और कश्मीर
	147
	98
	49

	10.
	झारखंड
	135
	106
	29

	11.
	कर्नाटक
	205
	146
	59

	12.
	केरल
	163
	124
	39

	13.
	मध्य प्रदेश
	291
	245
	46

	14.
	महाराष्ट्र
	302
	240
	62

	15.
	मणिपुर
	89
	61
	28

	16.
	नागालैंड
	70
	44
	26

	17.
	ओडिशा
	188
	109
	79

	18.
	पंजाब
	172
	141
	31

	19.
	राजस्थान
	205
	179
	26

	20.
	सिक्किम
	32
	28
	4

	21.
	तमिलनाडु
	263
	216
	47

	22.
	तेलंगाना
	112
	91
	21

	23.
	त्रिपुरा
	65
	53
	12

	24.
	उत्तर प्रदेश
	517
	388
	129

	25.
	उत्तराखंड
	69
	59
	10

	26.
	पश्चिम बंगाल
	347
	249
	98

	
	आईपीएस प्रशिक्षुओं का 2014 बैच
	
	145
	-145

	
	
	4754
	3848
	906


----
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अनुलग्नक-“ख” के पृष्ठ 1 का 1
राज्य सभा अता० प्र० सं० 1000 
दिनांक 22.07.2015 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों की वास्तविक स्थिति
	रैंक
	स्वीकृत
	वास्तविक
	रिक्त

	निदेशक
	1
	1
	0

	विशेष निदेशक
	2
	3
	+1

	अपर निदेशक
	8
	7
	1

	संयुक्त निदेशक
	37
	40
	+3

	उप निदेशक
	63
	30
	33

	एडीडी/जेडीडी/एडी
	83
	29
	54

	कुल
	194
	110
	84


-----

